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कृषि सब्सिडी और सुधार की आवश्यकता
संदर्भ

•	 खाद्य सब्सिडी लगभग ₹2.25 ट्रिलियन तक पहुचँने की 
संभावना ह ैऔर उर्वरक सब्सिडी ₹2 ट्रिलियन तक जा 
सकती ह,ै कुल बजट लगभग ₹51 ट्रिलियन ह।ै

	� दोनों मिलकर बजट का लगभग 8 से 8.5 प्रतिशत 
हैं। दोनों ही उप-इष्टतम स्तर पर हैं।

भारत में कृषि सब्सिडी

•	 कृषि सब्सिडी से तात्पर्य सरकार द्वारा किसानों को दी 
जाने वाली वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन से ह,ै जिसका 
उद्देश्य उत्पादन लागत कम करना, कृषि आय को स्थिर 
करना, खाद्य सरुक्षा सनुिश्चित करना तथा आधनुिक 
इनपटु व सतत प्रथाओ ंको अपनाने को बढ़ावा दनेा ह।ै

•	 मूल्य समर्थन (Price Support): सरकार कुछ 
फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय 
करके किसानों को समर्थन दतेी ह।ै

	� MSP मूलतः एक गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य ह:ै 
यदि बाजार मूल्य गिर जाए तो सरकार किसानों की 
फसल MSP पर खरीदगेी।

	� यह नीति 1965 में शरुू हुई थी। MSP 25 फसलों 
के लिए घोषित किया जाता ह,ै जिनमें प्रमखु अनाज 
(चावल, गेहू,ँ मक्का), दलहन (जैसे मसरू), तिलहन 
(जैसे सोयाबीन), और वाणिज्यिक फसलें जैसे 
कपास शामिल हैं।

•	 इनपुट सब्सिडी : मूल्य गारंटी से परे, सरकार किसानों 
को आवश्यक इनपट्ुस पर भी सब्सिडी दतेी ह ै – 
जैसे उर्वरक, जल पंप करने के लिए विद्युत , सिंचाई 
अवसंरचना, बीज, ऋण और फसल बीमा।

भारतीय कृषि में सब्सिडी का महत्व

•	 खाद्य सरुक्षा सनुिश्चित करना: सब्सिडी उत्पादन 
लागत कम करती ह ैऔर खाद्यान्न उत्पादन को बनाए 
रखती ह,ै जिससे भारत बड़ी जनसंख्या की खाद्य 
आवश्यकताओ ंको परूा कर पाता ह ैऔर मूल्य स्थिरता 
बनी रहती ह।ै

•	 छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन: अधिकांश 
किसानों की आय कम होती ह ैऔर जोखिम उठाने की 
क्षमता सीमित होती ह।ै सब्सिडी खतेी को आर्थिक 
रूप से व्यवहार्य बनाती ह ैतथा उन्हें इनपटु कीमतों के 
आघातों से बचाती ह।ै

•	 कृषि आय को स्थिर करना: मूल्य समर्थन (MSP) 
और आय समर्थन (PM-किसान) बाजार अस्थिरता 
एवं फसल विफलताओ ंके विरुद्ध सरुक्षा जाल का कार्य 
करते हैं, जिससे कृषि संकट कम होता ह।ै

•	 उत्पादकता और तकनीकी अपनाने को बढ़ावा देना: 
सब्सिडी वाले उर्वरक, बीज, सिंचाई और मशीनीकरण 
आधनुिक प्रथाओ ंको अपनाने को प्रोत्साहित करते हैं, 
जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ती ह।ै

•	 ग्रामीण आजीविका और रोजगार बनाए रखना: 
कृषि को व्यवहार्य बनाए रखकर सब्सिडी ग्रामीण 
रोजगार, सहायक गतिविधियों को समर्थन दतेी ह ैऔर 
मजबरूी में पलायन को रोकती ह।ै

विरोध में तर्क  

•	 भारी राजकोषीय भार: उर्वरक, खाद्य और विद्युत पर 
बड़ी सब्सिडी सार्वजनिक वित्त पर दबाव डालती ह ैऔर 
अवसंरचना, अनसुंधान एवं शिक्षा में निवेश के अवसर 
कम करती ह।ै

•	 लाभों का असमान वितरण: सब्सिडी का लाभ बड़े 
और संपन्न किसानों को अधिक मिलता ह,ै जबकि 
छोटे एवं सीमांत किसानों को सीमित या अप्रत्यक्ष लाभ 
मिलता ह।ै

•	 ससंाधनों का दुरुपयोग और पर्यावरणीय क्षति: 
सस्ते उर्वरक, मफु्त विद्युत और कम कीमत वाला जल 
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अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा दतेे हैं, जिससे मदृा की 
गणुवत्ता घटती ह,ै भजूल का क्षय होता ह ैऔर पर्यावरण 
को हानि पहुचंती ह।ै

•	 फसल पैटर्न में विकृति: MSP और इनपटु-आधारित 
सब्सिडी जल-प्रधान फसलों जैसे चावल एवं गन्ने को 
उन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करती हैं जहाँ यह पारिस्थितिक 
रूप से उपयकु्त नहीं ह,ै जिससे स्थिरता प्रभावित होती ह।ै

•	 बाजार विकृति और अक्षमता: सब्सिडी बाजार 
संकेतों को कमजोर करती ह,ै फसल विविधीकरण को 
हतोत्साहित करती ह ै और किसानों की मांग व मूल्य 
खोज के प्रति प्रतिक्रिया को कम करती ह।ै

•	 सधुार और नवाचार के प्रति हतोत्साहन: सब्सिडी 
पर अत्यधिक निर्भरता संरचनात्मक सधुारों, निजी 
निवेश और जलवाय-ुस्मार्ट कृषि प्रथाओ ंको अपनाने 
को हतोत्साहित करती ह।ै

आगे की राह 

•	 इनपुट-आधारित से आय-आधारित समर्थन की 
ओर बदलाव: धीरे-धीरे इनपटु सब्सिडी को प्रत्यक्ष 
आय समर्थन से बदलें ताकि किसानों को लचीलापन 
मिले और संसाधनों का दरुुपयोग कम हो।

•	 मूल्य समर्थन और खरीद प्रणाली में सधुार: खरीद 
को विकें द्रीकृत करें, MSP कवरेज को चावल और गेहू ँ
से आगे बढ़ाए,ँ तथा e-NAM तथा किसान उत्पादक 
संगठनों (FPOs) के माध्यम से बाजार-आधारित मूल्य 
खोज को बढ़ावा दें।

•	 प्रमुख समितियों की सिफारिशें: शांता कुमार समिति, 
केलकर समिति, नीति आयोग और आर्थिक सर्वेक्षण ने 
कृषि सब्सिडी के तर्क संगतीकरण पर बल दिया ह।ै

	� वे इनपटु और मूल्य-आधारित सब्सिडी से लक्षित 
DBT एवं आय समर्थन की ओर बदलाव की 
सिफारिश करते हैं, साथ ही सब्सिडी को दक्षता, 
स्थिरता और राजकोषीय विवेक से जोड़ने की बात 
करते हैं।

Source: IE

चीन की घटती जन्म दर और उसके प्रभाव
समाचार में 

•	 चीनी जनसंख्या 2022 से लगातार घट रही ह।ै

चीन की जनसंख्या की स्थिति

•	 चीन की जनसंख्या 2025 में लगातार चौथे वर्ष घटी, 
33.9 लाख कम होकर 1.405 अरब पर पहुचँ गई।

•	 जन्म 2025 में घटकर 79.2 लाख रह गए, जो 2024 के 
95.4 लाख से 17% कम ह।ै

•	 सकल जन्मदर घटकर 5.63 प्रति 1000 व्यक्ति हो गई, 
जो दशकों में सबसे कम ह।ै

•	 मतृ्यु दर बढ़कर 113.1 लाख हो गई, जिससे जनसंख्या 
में कमी तीव्र हो गई।

•	 संयकु्त राष्ट्र के अनसुार, चीन की जनसंख्या 1.4 अरब से 
घटकर 2050 तक लगभग 1.3 अरब हो जाएगी, जिसमें 
लगभग 40% नागरिक 60 वर्ष से अधिक आय ुके होंगे। 
इससे यह चितंा में वदृ्धि हो जाती ह ैकि दशे अमीर बनने 
से पहले ही बढू़ा हो जाएगा।

जनसंख्या बढ़ाने के कदम 

•	 राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2016 में एक-बच्चा नीति 
समाप्त की, पहले दो बच्चों की अनमुति दी और बाद में 
2021 में इसे तीन बच्चों तक बढ़ाया, लेकिन ये कदम 
जनसंख्या गिरावट को रोकने में विफल रह।े

•	 चीन ने माता-पिता के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए, बाल 
दखेभाल और शिक्षा लागत कम की, सेवानिवतृ्ति आय ु
बढ़ाई, एवं विवाह व संतानोत्पत्ति को बढ़ावा दनेे के लिए 
अभियान चलाए।

•	 इसके अतिरिक्त, नीतियों में बदलाव किए गए जैसे 
सिविल सेवा परीक्षाओ ंके लिए आय ुसीमा बढ़ाना और 
पेंशन फंड की सरुक्षा के उपाय।

	� हालांकि, इन प्रयासों को बड़ी चनुौतियों का सामना 
करना पड़ रहा ह,ै जिनमें उच्च जीवन और बाल 
दखेभाल लागत, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यय, लैंगिक 
असंतलुन और एक-बच्चा नीति के लंबे समय तक 
बने रहने वाले प्रभाव शामिल हैं।



4 दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

घटती जन्मदर के प्रभाव 

•	 आर्थिक वदृ्धि: घटती श्रमशक्ति चीन की विनिर्माण 
प्रभतु्व और नवाचार क्षमता को खतरे में डालती ह।ै

•	 वदृ्ध जनसखं्या: वदृ्धजन यवुाओ ंसे अधिक हो रह ेहैं, 
जिससे आश्रित अनपुात बढ़ता ह ैऔर पेंशन व स्वास्थ्य 
सेवाओ ंपर दबाव पड़ता ह।ै

•	 सामाजिक दबाव: बच्चों की परवरिश, शहरी 
आवास और शिक्षा की बढ़ती लागत परिवार बनाने को 
हतोत्साहित करती ह।ै

•	 नीतिगत चुनौतियाँ: सरकारी प्रोत्साहन (कर छूट, 
आवास सब्सिडी) इस प्रवतृ्ति को उलटने में विफल रह े
हैं।

भारत की जन्मदर और प्रजनन प्रवृत्तियाँ

•	 भारत की शिश ुमतृ्यु दर (IMR) 2014 में प्रति 1000 
जीवित जन्म पर 39 से घटकर 2021 में 27 हो गई।

•	 नवजात मतृ्यु दर (NMR) 2014 में प्रति 1000 जीवित 
जन्म पर 26 से घटकर 2021 में 19 हो गई।

•	 पाँच वर्ष से कम आय ुमतृ्यु दर (U5MR) 2014 में प्रति 
1000 जीवित जन्म पर 45 से घटकर 2021 में 31 हो 
गई।

•	 जन्म के समय लिग अनपुात 2014 में 899 से सधुरकर 
2021 में 913 हो गया।

•	 कुल प्रजनन दर (TFR) 2021 में 2.0 पर स्थिर रही, जो 
2014 के 2.3 से एक महत्वपूर्ण सधुार ह।ै

कैसे चीन की जनसांख्यिकीय गिरावट भारत के लिए 
रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करती है?

•	 यवुा जनसंख्या के साथ भारत श्रम-प्रधान उद्योगों से 
निवेश आकर्षित कर सकता ह ै जो चीन से बाहर जा 
रह ेहैं।

•	 चीन में बढ़ती मजदरूी और घटती कार्यबल कंपनियों को 
भारत की ओर आकर्षित कर सकती ह ैताकि लागत-
प्रभावी उत्पादन बनाए रखा जा सके।

•	 बदलती चीनी अर्थव्यवस्था में भारत वस्तुओ ं और 
सेवाओ ंकी मांग में वदृ्धि दखे सकता ह।ै

•	 स्थिर प्रजनन दर एक बड़ी कार्यशील आय ु जनसंख्या 
सनुिश्चित करती ह,ै जो आर्थिक वदृ्धि का समर्थन करती 
ह।ै

•	 भारत का SDG 2030 लक्ष्यों पर ध्यान सतत जनसंख्या 
स्वास्थ्य और समान विकास पर जोर दतेा ह।ै

निष्कर्ष और आगे की राह

•	 चीन की गिरती जन्मदर उसकी अर्थव्यवस्था और समाज 
को बदल रही ह,ै जिससे वैश्विक परिणाम उत्पन्न हो रह े
हैं।

•	 भारत के लिए यह अवसर ह ै कि वह अपनी यवुा 
जनसंख्या का लाभ उठाए, विशषेकर विनिर्माण, व्यापार 
और प्रतिभा में। भारत इस जनसांख्यिकीय लाभ का कैसे 
उपयोग करता ह,ै यही उसके भविष्य की वदृ्धि की कंुजी 
होगी।

•	 भारत की लगभग प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर एक 
जनसांख्यिकीय लाभ प्रदान करती ह,ै यदि इसे शिक्षा, 
स्वास्थ्य और रोजगार नीतियों के माध्यम से सही ढंग से 
उपयोग किया जाए।

Source :TH

भारत और वैश्विक शेयर बाजार में उछाल
संदर्भ

•	 भारत के निफ्टी50 और सेंसेक्स सचूकांक लगभग 1% 
गिर गए हैं, जो हाल के महीनों में दक्षिण कोरिया, जापान, 
चीन और अमरेिका के बाज़ारों की तलुना में कम प्रदर्शन 
कर रह ेहैं। इन दशेों के बाज़ार 2% से 21% तक बढ़े हैं।

भारत का शेयर बाज़ार 

•	 भारत का शयेर बाज़ार एक सदुृढ़ और पारदर्शी नियामक 
ढाँच ेके अतंर्गत कार्य करता ह,ै जिसकी दखेरेख भारतीय 
प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा की जाती ह।ै 
इसमें दो प्रमखु एक्सचेंज शामिल हैं:

	� बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE): 1875 में 
स्थापित, BSE एशिया का सबसे परुाना स्टॉक 
एक्सचेंज ह।ै

	� इसमें 5,000 से अधिक कंपनियाँ सचूीबद्ध हैं, 
और सेंसेक्स इसका मानक सचूकांक ह।ै
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	� नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE): 1992 में 
स्थापित, NSE ने इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और 
कुशल निपटान तंत्र के माध्यम से ट्रेडिग में क्रांति 
ला दी।

	� इसका मानक सचूकांक निफ्टी 50 ह,ै जो प्रमखु 
क्षेत्रों की 50 बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक 
करता ह।ै

•	 दोनों एक्सचेंज मिलकर भारत में लगभग सभी इक्विटी 
ट्रेडिग वॉल्यूम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

क्या आप जानते हैं?

•	 शयेर (स्टॉक्स/इक्विटी) किसी कंपनी में स्वामित्व का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कोई व्यक्ति शयेर खरीदता 
ह,ै तो वह उस कंपनी का एक छोटा हिस्सा खरीदता 
ह।ै

•	 शयेरधारक होने का तात्पर्य ह ै कि खरीदार को तीन 
प्रमखु अधिकार मिलते हैं:

	� स्वामित्व
	� लाभ (डिविडेंड)
	� कंपनी पर मतदान का अधिकार

भारत का बाज़ार प्रदर्शन

•	 रिकॉर्ड पंूजी एकत्रण: भारत अब IPO की संख्या में 
विश्व का अग्रणी बाज़ार ह ैऔर मूल्य के हिसाब से तीसरा 
सबसे बड़ा ह।ै FY2025–26 के केवल नौ महीनों में 
311 IPO के माध्यम से ₹1.7 ट्रिलियन जटुाए गए।

	� बाज़ार पूंजीकरण-से-GDP अनपुात FY2016 के 
69% से बढ़कर 130% से अधिक हो गया ह,ै जो 
निवेशकों के गहरे विश्वास और आर्थिक विस्तार को 
दर्शाता ह।ै

•	 निवेशक आधार का विस्तार:

	� पंजीकृत निवेशक FY20 में 4.3 करोड़ से बढ़कर 
आज 13.7 करोड़ हो गए हैं।

	� अद्वितीय म्यूचअुल फंड निवेशक अब 5.9 करोड़ 
से अधिक हैं, जो वित्तीय बाज़ारों में खदुरा भागीदारी 
की वदृ्धि को दर्शाता ह।ै

	� वित्तीय साक्षरता, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और SIPs ने 
निवेश को लोकतांत्रिक बना दिया ह।ै

•	 2026 तक भारत बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर विश्व 
के शीर्ष पाँच इक्विटी बाज़ारों में शामिल ह,ै जिसकी 
वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन से अधिक ह।ै

भारत के शेयर बाज़ार की चिताएँ और मुद्दे  

•	 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) की 
निकासी: 2026 के पहले 16 दिनों में FPIs ने भारतीय 
इक्विटी से $2.5 बिलियन निकाल लिए। 2025 में कुल 
निकासी लगभग $19 बिलियन रही, जो हाल के वर्षों में 
सबसे बड़ी विदशेी बिकवाली में से एक ह।ै

•	 मूल्यांकन प्रीमियम और आय का असगंत सतुंलन: 
भारतीय इक्विटी लंबे समय से इडंोनेशिया, थाईलैंड 
और दक्षिण कोरिया जैसे उभरते बाज़ारों की तलुना में 
प्रीमियम पर रही ह।ै हालाँकि, यह प्रीमियम अब आय 
वदृ्धि से उचित नहीं ठहरता।

•	 वैश्विक AI और टेक बूम में सीमित भागीदारी: 
हाल के वैश्विक स्टॉक रैलियों का प्रमखु कारण कृत्रिम 
बदु्धिमत्ता (AI) क्रांति रही ह।ै दक्षिण कोरिया, जापान 
और अमरेिका के बाज़ार AI-आधारित मांग से उछले 
हैं। भारत ‘कम AI भागीदारी’ श्रेणी में आता ह,ै अर्थात ्
कुछ ही सचूीबद्ध कंपनियाँ इस वैश्विक AI उछाल से 
सीध ेलाभान्वित होती हैं।

•	 वैश्विक भू-राजनीतिक और व्यापारिक अनिश्चितता: 
विलंबित या प्रतिकूल व्यापार समझौते निर्यात-उन्मुख 
क्षेत्रों और निवेशक भावना को प्रभावित करते हैं। वैश्विक 
फंड जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अधिक स्थिर 
बाज़ारों को प्राथमिकता द ेरह ेहैं।

•	 उच्च घरेलू मूल्यांकन और खुदरा-प्रेरित अस्थिरता: 
विदशेी निवेशकों की बिकवाली के बीच घरेल ूसंस्थागत 
निवेशक (DIIs) और खदुरा निवेशक बाज़ार को स्थिर 
करने में आगे आए हैं।

•	 क्षेत्रीय असतुंलन और एकाग्रता जोखिम: विगत कुछ 
वर्षों में भारत की बाज़ार रैली मखु्य रूप से चनुिदा क्षेत्रों 
जैसे बैंकिग, आईटी सेवाए ँऔर ऊर्जा द्वारा संचालित 
रही ह।ै
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प्रमुख नियामक और बाज़ार सुधार

•	 SEBI के नेततृ्व में कई ऐतिहासिक सधुारों ने भारत के 
पूंजी बाज़ारों का आधनुिकीकरण किया ह:ै

	� IPO लिस्टिंग समय को घटाकर T+3 दिन किया 
गया ताकि पूंजी तक तीव्र पहुचँ हो सके।

	� राइट्स इश्यू के लिए मानदडं सरल किए गए और 
एकंर निवेशक भागीदारी बढ़ाई गई।

	� कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार में खदुरा भागीदारी बढ़ाने के 
लिए ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफ़ॉर्म शरुू किए गए।

	� सचूीबद्ध कंपनियों के लिए प्रकटीकरण और 
पारदर्शिता मानदडं सदुृढ़ किए गए।

•	 इन उपायों का उद्देश्य बाज़ार को गहरा करना, तरलता 
बढ़ाना और निवेशक संरक्षण को सधुारना ह।ै

भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड (SEBI) 

•	 SEBI को 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के 
माध्यम से एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप में गठित 
किया गया था और 1992 में भारतीय प्रतिभूति एवं 
विनिमय बोर्ड अधिनियम के अतंगर्त एक वैधानिक 
निकाय के रूप में स्थापित किया गया।

•	 उद्देश्य :

	� निवेशक सरंक्षण: प्रतिभूतियों में निवेशकों के 
हितों की रक्षा करना।

	� बाज़ार विकास: एक मजबतू और कुशल 
प्रतिभूति बाज़ार के विकास को बढ़ावा दनेा।

	� बाज़ार विनियमन: स्टॉक एक्सचेंज, मध्यस्थों 
और अन्य बाज़ार प्रतिभागियों के व्यवसाय को 
विनियमित करना।

विदेशी निवेश और वैश्विक एकीकरण

•	 भारत के इक्विटी बाज़ार वैश्विक निवेशकों के लिए 
पसंदीदा गंतव्य बन गए हैं, इसके पीछे कारण हैं:

	� स्थिर व्यापक आर्थिक नीतियाँ।

	� तीव्र डिजिटलीकरण और फिनटेक एकीकरण।

	� SEBI के अतंर्गत सदुृढ़ नियामक प्रतिष्ठा।

	� भारत की उच्च GDP वदृ्धि दर, जो अधिकांश 
प्रमखु अर्थव्यवस्थाओ ंसे अधिक ह।ै

•	 विदशेी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने भारतीय 
इक्विटी में विशषे रूप से तकनीक, अवसंरचना और 
वित्तीय सेवाओ ंके क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया ह।ै

भविष्य की दृष्टि

•	 सतत आर्थिक वदृ्धि, जनसांख्यिकीय लाभ और सक्रिय 
नियमन के साथ, भारत का शयेर बाज़ार 2030 तक विश्व 
का तीसरा सबसे बड़ा इक्विटी बाज़ार बनने की ओर 
अग्रसर ह।ै ध्यान कें द्रित रहगेा:

	� खदुरा भागीदारी का विस्तार

	� कॉर्पोरेट पारदर्शिता को बढ़ाना

	� डिजिटल बाज़ार अवसंरचना को सदुृढ़ करना

Source: IE

वितरण विद्यु त कंपनियो ंद्वारा वर्षों के घाटे 
के बाद लाभ दर्ज 
संदर्भ

•	 भारत की विद्युत वितरण कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024–
25 में सामूहिक कर पश्चात लाभ (PAT) ₹2,701 करोड़ 
दर्ज किया ह।ै

परिचय

•	 वितरण कंपनियाँ राज्य विद्युत बोर्डों के विखडंन और 
निगमितीकरण के बाद कई वर्षों से PAT घाटा दर्ज कर 
रही थीं।

•	 यह वितरण क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय ह ै और 
वितरण क्षेत्र की चितंाओ ंको दरू करने के लिए उठाए गए 
कई कदमों का परिणाम ह।ै

वितरण क्षेत्र में पहल

•	 पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS): अवसंरचना 
आधनुिकीकरण और त्वरित स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से 
वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाना।

•	 अतिरिक्त सावधानी मानदडं: विद्युत क्षेत्र की कंपनियों 
के लिए वित्त तक पहुचँ को प्रदर्शन मानकों की उपलब्धि 
से जोड़ना ताकि राजकोषीय और परिचालन अनशुासन 
को बढ़ावा मिले।
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•	 विद्युत नियमों में सशंोधन: समय पर लागत 
समायोजन, विवेकपूर्ण टैरिफ संरचना और पारदर्शी 
सब्सिडी लेखांकन लाग ूकरना ताकि पूर्ण लागत वसलूी 
सनुिश्चित हो सके।

•	 विद्युत वितरण (लेखा और अतिरिक्त प्रकटीकरण) 
नियम, 2025: वितरण कंपनियों में समान लेखांकन 
और पारदर्शिता लाना ताकि वित्तीय प्रशासन बेहतर हो 
सके।

•	 विलंबित भुगतान अधिभार नियम: विद्युत क्षेत्र में 
समय पर भगुतान के माध्यम से काननूी अनबंुधों को 
लाग ूकरना, जिससे नए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओ ं
में निवेश को समर्थन मिले।

भारत का विद्यु त क्षेत्र 

•	 भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक और 
उपभोक्ता ह,ै जिसकी स्थापित क्षमता जनू 2025 तक 
476 GW ह।ै

•	 भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में वैश्विक स्तर 
पर चौथे स्थान पर, पवन ऊर्जा में चौथे और सौर ऊर्जा में 
तीसरे स्थान पर ह ै(2025 तक)।

•	 विद्युत खपत में उद्योग का हिस्सा 41.8% ह,ै इसके बाद 
घरेल ू उपयोग 24.3%, कृषि 17% और वाणिज्यिक 
उपयोग 8.3% ह।ै

•	 भारत ने जनू 2025 में 250 GW की रिकॉर्ड पीक मांग 
परूी की, जो मांग वदृ्धि के पैमाने को दर्शाता ह।ै

•	 भारत ने 2018 तक 100% गाँवों का विद्युतीकरण कर 
लिया और तब से 2.8 करोड़ से अधिक घरों को ग्रिड 
से जोड़ा ह।ै

विद्यु त क्षेत्र की चिताएँ

•	 उच्च ट्रांसमिशन और वितरण हानियाँ: विद्युत चोरी, 
अपर्याप्त मीटरिंग और परुानी अवसंरचना के कारण 
T&D हानियाँ वैश्विक मानकों से कहीं अधिक हैं।

•	 ईधंन आपूर्ति और ऊर्जा सरुक्षा चुनौतियाँ: कोयले 
की कमी, लॉजिस्टिक बाधाए ँऔर आयातित कोयला 
व गैस पर बढ़ती निर्भरता विद्युत क्षेत्र को वैश्विक मूल्य 
अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाती ह।ै

•	 नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की चुनौतियाँ: सौर 
और पवन ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी अस्थिरता, ऊर्जा 
भडंारण की कमी एवं ग्रिड संतलुन समस्याए ँ उत्पन्न 
करती ह।ै

•	 अपर्याप्त ट्रांसमिशन और ग्रिड अवसरंचना: 
ट्रांसमिशन नेटवर्क  उत्पादन क्षमता की गति से नहीं बढ़े 
हैं, विशषेकर नवीकरणीय ऊर्जा वाले क्षेत्रों में, जिससे 
भीड़भाड़ और अक्षम विद्युत निकासी होती ह।ै

•	 बढ़ती मांग और पीक बिजली की कमी: शहरीकरण, 
औद्योगीकरण, जलवाय-ुप्रेरित शीतलन आवश्यकताओ ं
और EV अपनाने से प्रेरित विद्युत की त्व्व्रता से बढ़ती 
मांग ने पीक क्षमता एवं ग्रिड स्थिरता पर दबाव बढ़ा 
दिया ह।ै

सरकारी पहल 

•	 राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM): 2010 में शरुू किया 
गया, इसने ग्रिड से जडु़े और ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा 
परियोजनाओ ं सहित सौर क्षमता स्थापना के लिए 
महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए।

•	 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (NCEF): इसे स्वच्छ 
ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओ ंमें अनसुंधान एवं 
नवाचार का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया, 
जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता 
करते हैं।
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•	 राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन: भारत में पवन ऊर्जा के 
विकास और विस्तार पर कें द्रित। 2030 तक पवन ऊर्जा 
क्षमता का लक्ष्य 140 GW रखा गया ह।ै

•	 वित्तीय समर्थन और प्रोत्साहन:

	� बड़े पैमाने पर सौर और हाइब्रिड परियोजनाओ ंके 
लिए व्यवहार्यता अतंर वित्तपोषण(VGF)।

	� सौर PV निर्माण के लिए उत्पादन-आधारित 
प्रोत्साहन (PLI) योजना।

	� रूफटॉप सौर और ऑफ-ग्रिड प्रणालियों के लिए 
सब्सिडी।

	� ग्रीन पावर ट्रेडिग को बढ़ावा दनेे के लिए नवीकरणीय 
ऊर्जा प्रमाणपत्र (RECs)।

•	 अवसरंचना विकास:

	� नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण में सधुार के लिए 
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर।

	� कृषि पंपों के सौरकरण के लिए PM-KUSUM 
योजना।

	� वितरण कंपनियों को सदुृढ़ करने के लिए पनुर्गठित 
वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)।

•	 उभरती प्रौद्योगिकियाँ और परियोजनाए:ँ

	� बैटरी भडंारण, हाइब्रिड प्रणालियों और RTC 
विद्युत के लिए समर्थन।

	� अपतटीय पवन और फ्लोटिग सौर परियोजनाओ ं
को बढ़ावा।

	� हरित हाइड्रोजन विकास के लिए हाइड्रोजन मिशन 
पर ध्यान।

•	 अंतरराष्ट्रीय साझेदारी:

	� वैश्विक सौर सहयोग को बढ़ावा दनेे के लिए भारत 
द्वारा शरुू किया गया अतंरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 
(ISA)।

	� स्वच्छ ऊर्जा निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए दशेों 
एवं वैश्विक कोषों के साथ सहयोग।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार
BRICS प्लस नौसैनिक अभ्यास 
समाचार में 

•	 भारत ने BRICS प्लस नौसैनिक अभ्यास “विल फ़ॉर 
पीस 2026” में भाग नहीं लिया, जिसे दक्षिण अफ्रीका 
ने आयोजित किया था। भारत ने इस वर्ष BRICS की 
अध्यक्षता करने के बावजदू परूी तरह से इससे दरूी बनाई।

	� भारत ने स्पष्ट किया कि ऐसे नौसैनिक अभ्यास 
BRICS की संस्थागत गतिविधियाँ नहीं हैं, बल्कि 
आकस्मिक पहल हैं, और इसलिए भागीदारी स्वतः 
या अनिवार्य नहीं ह।ै

BRICS प्लस नौसैनिक अभ्यास क्या हैं? 

•	 BRICS प्लस नौसैनिक अभ्यास आकस्मिक समदु्री 
अभ्यास हैं जिनमें BRICS सदस्य और कुछ गैर-
BRICS साझदेार दशे शामिल होते हैं।

•	 ये BRICS ढाँच े के अतंर्गत अनिवार्य नहीं हैं और 
आधिकारिक BRICS तंत्र का हिस्सा नहीं हैं।

•	 चीन के नेततृ्व में आयोजित इस अभ्यास में रूस, ईरान, 
संयकु्त अरब अमीरात (UAE) और दक्षिण अफ्रीका की 
सक्रिय नौसैनिक भागीदारी रही।

BRICS क्या है?

•	 परिभाषा: BRICS वैश्विक दक्षिण के ग्यारह दशेों का 
एक अनौपचारिक, गैर-संस्थागत समूह ह।ै

•	 उत्पत्ति: “BRIC” शब्द 2001 में गोल्डमनै सैक्स के 
एक अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था। यह समूह 2006 
में एक राजनयिक मचं के रूप में औपचारिक रूप से 
शरुू हुआ, और 2009 में रूस में प्रथम शिखर बैठक 
आयोजित हुई।

•	 सदस्य देश: इसमें पाँच मूल सदस्य (ब्राज़ील, रूस, 
भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका) तथा 2024–25 के 
विस्तार में शामिल छह नए सदस्य (मिस्र, इथियोपिया, 
इडंोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयकु्त अरब 
अमीरात) शामिल हैं।
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•	 मुख्य उद्देश्य: यह समूह अतंरराष्ट्रीय शासन में उभरती 

अर्थव्यवस्थाओ ंके प्रभाव को बढ़ाना चाहता ह।ै इसका 

लक्ष्य संयकु्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक जैसी वैश्विक 

संस्थाओ ंमें सधुार करना ह ैताकि वे अधिक न्यायसंगत 

एवं प्रतिनिधिक बन सकें ।

•	 वित्तीय अंग: न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) इस समूह का 

प्रमखु अतंरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन ह,ै जो अवसंरचना 

और सतत परियोजनाओ ंको समर्थन दतेा ह।ै

स्रोत: TH

भारत की प्रथम ओपन-सी समुद्री मत्स्य 
पालन परियोजना 

संदर्भ 

•	 सरकार ने अडंमान सागर से भारत की पहली ओपन-सी 

समदु्री मत्स्य पालन परियोजना शरुू की।

परिचय 

•	 यह परियोजना पथृ्वी विज्ञान मतं्रालय, राष्ट्रीय महासागर 

प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), और अडंमान एवं 

निकोबार द्वीप समूह के बीच सहयोग ह।ै

•	 पायलट पहल प्राकृतिक समदु्री परिस्थितियों में समदु्री 

फिनफिश और समदु्री शवैाल की ओपन-सी खतेी पर 

कें द्रित ह,ै जो वैज्ञानिक नवाचार को आजीविका सजृन 

के साथ जोड़ती ह।ै

•	 इस परियोजना का उद्देश्य समदु्री खाद्य उत्पादन को 

बढ़ावा दनेा और तटीय मत्स्य पालन पर दबाव कम 

करना ह।ै

ओपन-सी मत्स्य पालन 

•	 ओपन-सी समदु्री मत्स्य पालन का अर्थ ह ैतटरेखा से दरू 

अपतटीय जल में समदु्री मत्स्य प्रजातियों की खतेी।

	� यह पिंजरों या डूबने योग्य प्रणालियों का उपयोग 

करके किया जाता ह,ै जिन्हें ऊँची लहरों, धाराओ ं

और वाय ुकी परिस्थितियों को सहन करने के लिए 

डिज़ाइन किया गया ह।ै

•	 ओपन-सी समदु्री मत्स्य पालन सतत मत्स्य पालन, 

आजीविका सरुक्षा और ब्लू इकोनॉमी विस्तार के लिए 
महत्वपूर्ण संभावनाए ँरखता ह।ै

स्रोत: PIB

आर्थिक और सामाजिक परिषद 
(ECOSOC) के 80 वर्ष 
समाचार में 

•	 संयकु्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद 
(ECOSOC) ने अपने कार्य के 80 वर्ष पूर्ण किए।

परिचय 

•	 यह संयकु्त राष्ट्र के छह प्रमखु अगंों में से एक ह,ै जो 
अतंरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नीति 
समन्वय के लिए कें द्रीय मचं के रूप में कार्य करता ह।ै

•	 इसे 1945 में संयकु्त राष्ट्र चार्टर के अतंर्गत स्थापित 
किया गया था।

•	 ECOSOC सरकारों और गैर-राज्य अभिनेताओ ं के 
बीच एक अद्वितीय सेत ुके रूप में कार्य करता ह।ै इसके 
पास 6,500 से अधिक NGOs परामर्शदाता दर्जे में हैं, 
जिससे नागरिक समाज, यवुाओ ंऔर अन्य हितधारकों 
को वैश्विक नीति निर्माण में भाग लेने का अवसर मिलता ह।ै

•	 2000 के दशक में, ECOSOC सहस्राब्दी विकास 
लक्ष्यों (MDGs) की प्रगति की समीक्षा के लिए एक 
प्रमखु मचं के रूप में उभरा और 2015 से सतत विकास 
लक्ष्यों (SDGs) की समीक्षा के लिए हाई-लेवल 
पॉलिटिकल फोरम (HLPF) जैसे तंत्रों के माध्यम से 
कार्य कर रहा ह।ै

स्रोत: UN

ग्रीनलैंड पर टैरिफ का खतरा EU व्यापार 
समझौते को प्रभावित कर सकता है 
समाचार में 

•	 EU सांसद EU–US व्यापार समझौते की स्वीकृति 
को टालने या रोकने की दिशा में बढ़ रह े हैं, क्योंकि 
अमरेिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीनलैंड की संप्रभतुा 
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का समर्थन करने वाले दशेों पर टैरिफ लगाने की धमकी 
दी ह।ै

ग्रीनलैंड

•	 यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित ह ैऔर उत्तर में आर्कटि क 
महासागर, दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पश्चिम 
में बैफिन बे और पूर्व में ग्रीनलैंड सागर से घिरा ह।ै

•	 यह उत्तरी अमरेिका के अधिक निकट ह,ै लेकिन 
सांस्कृति क और राजनीतिक रूप से डेनमार्क  से जडु़ा 
हुआ ह।ै

•	 ससंाधन: ग्रीनलैंड खनिजों से समदृ्ध ह,ै जिसमें सोना, 
निकल और कोबाल्ट जैसे पारंपरिक संसाधनों के बड़े 
भडंार हैं।

	� इसमें डिस्प्रोसियम, प्रसीओडाइमियम, 
नियोडाइमियम और टर्बियम जैसे दरु्लभ खनिजों के 
सबसे बड़े भडंार भी हैं।

•	 शासन: ग्रीनलैंड ने 1979 में होम रूल प्राप्त किया 
और 2009 में स्व-शासन का विस्तार किया, जिससे 
उसे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे घरेल ू मामलों पर 
अधिकार मिला।

	� डेनमार्क  रक्षा, विदशे नीति और मौद्रिक नीति पर 
नियंत्रण बनाए रखता ह।ै

प्रमुख शक्तियो ंकी दृष्टि ग्रीनलैंड पर

•	 डेनमार्क  की सदस्यता के माध्यम से NATO का भाग 
होने के कारण ग्रीनलैंड अमरेिकी सेना के लिए रणनीतिक 
महत्व रखता ह ैऔर इसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रारंभिक 
चतेावनी प्रणाली के लिए भी अहम ह,ै क्योंकि यरूोप से 
उत्तरी अमरेिका तक का सबसे छोटा मार्ग आर्कटि क द्वीप 
से होकर गजुरता ह।ै

•	 चीन ने ग्रीनलैंड के दरु्लभ खनिज संसाधनों और 
अवसंरचनात्मक परियोजनाओ ंमें विशषे रुचि दिखाई ह।ै

•	 अपनी “पोलर सिल्क रोड” योजना के अतंर्गत, चीन 
आर्कटि क शिपिंग मार्गों को विकसित करना चाहता 
ह,ै जिससे समदु्री यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आ 
सकती ह।ै

•	 जलवाय ुपरिवर्तन ने ग्रीनलैंड में वैश्विक रुचि को प्रबल 
कर दिया ह।ै वैश्विक तापन ने आर्कटि क को तीव्रता से 
उष्ण कर दिया ह,ै जिससे बर्फ  तीव्रता से पिघल रही ह ै
और प्राकृतिक संसाधनों तक आसान पहुचँ हो रही ह।ै

विभिन्न घटनाक्रम 

•	 डोनाल्ड ट्रम्प ने 1 फरवरी से 10% नए टैरिफ की घोषणा 
की, जो 25% तक बढ़ेंगे, जब तक कि EU ग्रीनलैंड पर 
समझौते के लिए सहमत नहीं होता। इससे EU नेताओ ं
की सख्त प्रतिक्रिया सामने आई।

•	 आलोचकों का कहना ह ैकि व्यापार समझौता पहले से 
ही अमरेिका के पक्ष में ह,ै विशषेकर तब जब वाशिगंटन 
ने स्टील और एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ बढ़ा दिए।

•	 जैसे-जैसे तनाव बढ़ रहा ह,ै EU सांसद समझौते को 
निलंबित करने और अमरेिकी दबाव के जवाब में EU 
के एटंी-कोएर्शन उपकरण का उपयोग करने पर विचार 
कर रह ेहैं, जिससे व्यापार समझौते का पारित होना और 
अधिक अनिश्चित हो गया ह।ै

स्रोत: IE

चिप्स टू स्टार्ट-अप (C2S) कार्यक्रम 
संदर्भ

•	 C2S कार्यक्रम के अतंर्गत अब तक 1 लाख से अधिक 
व्यक्तियों ने चिप डिज़ाइन प्रशिक्षण में नामांकन किया 
ह,ै जिनमें से लगभग 67,000 को प्रशिक्षित किया जा 
चकुा ह।ै

परिचय

•	 C2S कार्यक्रम एक व्यापक क्षमता-निर्माण पहल ह ै
जिसे MeitY ने 2022 में शरुू किया था, जिसकी कुल 
लागत पाँच वर्षों में ₹250 करोड़ ह।ै

•	 इसका लक्ष्य स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल स्तर 
पर 85,000 उद्योग-तैयार पेशवेरों का विकास करना ह।ै 
इसमें शामिल हैं:

	� 200 पीएचडी शोधार्थी जो चिप डिज़ाइन में उन्नत 
अनसुंधान कर रह ेहैं।
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	� 7000 एम.टेक स्नातक जो VLSI या एम्बेडेड 
सिस्टम में विशषेज्ञता रखते हैं।

	� 8800 एम.टेक स्नातक जो कंप्यूटर, संचार या 
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कार्यक्रमों से हैं और VLSI पर 
कें द्रित हैं।

	� 69,000 बी.टेक छात्र जिन्हें VLSI-उन्मुख 
पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया ह।ै

•	 कार्यक्रम की आवश्यकता:

	� उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और AI की बढ़ती मांग के 
साथ, सेमीकंडक्टर उद्योग 2030 तक लगभग 1 
ट्रिलियन USD तक पहुचँने की संभावना ह।ै

	� 2032 तक 10 लाख से अधिक पेशवेरों की वैश्विक 
प्रतिभा कमी भारत को सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी 
तंत्र में एक प्रमखु योगदानकर्ता बनाती ह।ै

•	 महत्व :

	� C2S कार्यक्रम उन्नत डिज़ाइन क्षमताओ ंतक पहुचँ 
को लोकतांत्रिक बनाता ह।ै

	� यह छात्रों, शोधकर्ताओ ंऔर उद्यमियों को संस्थान या 
स्थान की परवाह किए बिना अभिनव सेमीकंडक्टर 
समाधान विकसित करने में सक्षम बनाता ह।ै

	� यह तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा 
की दृष्टि के अनरुूप स्वदशेी नवाचार को तीव्र करता ह।ै

स्रोत: PIB

ग्रीन एल्युमिनियम 
समाचार में

•	 NALCO के CMD ने कहा कि भारत का एल्युमिनियम 
क्षेत्र अभी EU के CBAM के अतंर्गत ग्रीन एल्युमिनियम 

के लिए तैयार नहीं ह,ै क्योंकि विद्युत की उच्च लागत 
और थर्मल ऊर्जा पर निर्भरता ह।ै

क्या आप जानते हैं? 

•	 भारत चीन के बाद दसूरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम 
उत्पादक ह ैऔर परिष्कृ त तांबे के शीर्ष-10 उत्पादकों 
में शामिल ह।ै

•	 भारत का एल्युमिनियम उद्योग रणनीतिक रूप से 
सदुृढ़ ह ैऔर विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में से एक ह,ै 
जो समदृ्ध बॉक्साइट संसाधन आधार द्वारा समर्थित ह ै
और NALCO, हिदंाल्को, BALCO एवं वेदांता 
एल्युमिनियम जैसे प्रमखु उत्पादकों द्वारा संचालित ह।ै

•	 एल्युमिनियम का व्यापक उपयोग विद्युत, परिवहन, 
निर्माण, पैकेजिंग, मशीनरी, एयरोस्पेस और उपभोक्ता 
वस्तुओ ं में होता ह।ै इसकी मांग विशषे रूप से 
ऑटोमोबाइल, आवास, सौर ऊर्जा एवं विद्युत संचरण 
में बढ़ रही ह।ै

ग्रीन एल्युमिनियम 

•	 इसका अर्थ ह ैऐसा एल्युमिनियम जो उत्पादन विधियों 
के माध्यम से बनाया गया हो जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 
और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करें।

•	 पारंपरिक एल्युमिनियम उत्पादन ऊर्जा-गहन होता ह ै
और जीवाश्म ईधंनों पर भारी निर्भर करता ह,ै जिससे 
कार्बन उत्सर्जन होता ह।ै

•	 ग्रीन एल्युमिनियम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, 
पनुर्नवीनीकरण सामग्रियों और अभिनव तकनीकों का 
उपयोग करके बनाया जाता ह ैताकि पर्यावरणीय प्रभाव 
को कम किया जा सके।

महत्व:

•	 ग्रीन एल्युमिनियम कार्बन उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप 
से कम करता ह,ै पनुर्चक्रण के माध्यम से ऊर्जा बचाता 
ह ैऔर अपशिष्ट को कम करके परिपत्र अर्थव्यवस्था का 
समर्थन करता ह।ै

•	 यह कॉर्पोरेट स्थिरता प्रमाण-पत्रों को बढ़ाता ह,ै जबकि 
एल्युमिनियम की प्रमखु विशषेताओ—ंहल्कापन, 
वहनीयता, जंग-प्रतिरोध और बहुमखुी प्रतिभा—को 
बनाए रखता ह,ै बिना प्रदर्शन से समझौता किए।

स्रोत: IE
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इंडियाफो ंट�� बिजोयी: कवरत्ती से सूक्ष्म 
क्रस्टेशियन 
समाचार में 

•	 वैज्ञानिकों ने लक्षद्वीप द्वीपसमूह के कवरत्ती लैगनू से एक 
सकू्ष्म क्रस्टेशियन की खोज की ह ैऔर इसे एक नए वंश 
और नई प्रजाति के रूप में पहचाना ह।ै

सूक्ष्म क्रस्टेशियन के बारे में

•	 यह एक सकू्ष्म क्रस्टेशियन (कोपेपोड) ह,ै जो 
हार्पैक्टिकोइडा क्रम के अतंर्गत लाओफोंटिडाए परिवार 
से संबंधित ह।ै

•	 इडंियाफोंटे नाम भारत को सम्मानित करता ह,ै जबकि 
बिजोई समदु्री वैज्ञानिक एस. बिजोय नंदन को मान्यता 
दतेा ह।ै

•	 इडंियाफोंटे वंश को नया माना गया ह ै क्योंकि इसकी 
भौतिक विशषेताओ ंका अद्वितीय समूह लाओफोंटिडाए 
परिवार के किसी भी ज्ञात वंश से मले नहीं खाता।

विवरण

•	 इस जीव का शरीर अर्ध-नलाकार होता ह,ै जो बीच में 
चौड़ा और पीछे की ओर पतला होता ह,ै तथा सामने 
एटंीना जैसी उपांग होती हैं।

•	 मादाए ँनर से थोड़ी बड़ी होती हैं, जिनकी लंबाई 518 से 
772 माइक्रोमीटर के बीच होती ह।ै

•	 इसे मयेोफौना के रूप में वर्गीकृत किया गया ह।ै ये सकू्ष्म 
जीव जलीय अवसादों में रहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र 
के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्रोत: TH
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